भारत सरकार
योजना मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 95
दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को उत्तर देने के लिए
खनन मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक
95. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू:
क्‍या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्या योजना आयोग ने खनन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(ख)
क्या सरकार ने कर्णाटक जैसे देश के कुछ हिस्सों में लौह अयस्क के खनन पर लागू किए गए प्रतिबंध पर विचार-विमर्श किया है; और
(ग)
लौह अयस्क के खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाकर लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है/क्या कदम पहले ही उठाए गए हैं?                                                                                             
उत्तर
राज्य मंत्री-संसदीय कार्य और योजना
(श्री राजीव शुक्ल) 
(क):
खनन पट्टे(लीज), वन विभाग की मंजूरी और पर्यावरण संबंधी मंजूरी हेतु लंबित प्रस्तावों  सहित खनिज क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 7 नवम्बर, 2013 को योजना आयोग में एक बैठक आयोजित की गई थी। 
(ख):
न्यायमूर्ति एम.बी.शाह जांच आयोग द्वारा गोवा राज्य पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुसरण में गोवा फाउंडेशन ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जिसे वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 के रूप में स्वीकृत किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ आयोग की रिपोर्ट में पहचान किए गए पट्टे(लीज) में गोवा राज्य में लौह और मैंगनीज अयस्क के खनन प्रचालन और परिवहन पर रोक लगा दी थी। तत्पश्चात, माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 11.11.2013 के आदेश में कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर, ई-नीलामी के माध्यम से उत्खनित खनिज अयस्कों की बिक्री की अनुमति प्रदान की। 

     माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी(सिविल) सं. 7366-7367/2010 और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 29.07.2011 के अपने आदेश के द्वारा कर्णाटक में बेल्लारी जिले में लौह अयस्क खनन पट्टों(लीज) में खनन प्रचालन और परिवहन के स्थगन का आदेश दिया। माननीय न्यायालय ने वर्ष 2009 की रिट याचिका(सिविल) सं. 562 में अपने दिनांक 26.08.2011 के आदेश के द्वारा इस प्रतिबंध को तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों के लिए विस्तारित कर दिया। माननीय न्यायालय ने वर्ष 2009 की रिट याचिका(सिविल) सं. 562 में अपने दिनांक 18.04.2013 के  निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित निर्देश दिएः-

i) बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में लौह अयस्क के 30 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन की अनुमति देना ii) कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर, “क” श्रेणी के 45 खदानों और “ख” श्रेणी के 63 खदानों में खनन प्रचालन पुनः प्रारंभ करना iii) “ग” श्रेणी के 51 खदानों का निरसन। कर्णाटक सरकार ने “ग” श्रेणी की सभी 51 खदानों को दिनांक 12.09.2013 को निरस्त कर दिया था iv) अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को अंतिम रूप देने तक कर्णाटक और आंध्र प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा में, जहाँ सीईसी द्वारा प्रचालन के शुरूआत के प्रश्न की नए सिरे से जांच की जाएगी, स्थित 7 खनन पट्टों(लीज) को स्थगित रखना।  
(ग):
मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत, लौह अयस्क का निर्यात उच्च श्रेणी के अयस्क (64% और उससे अधिक आयरन) को छोड़कर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। योजना आयोग ने संबंधित मंत्रालयों से खनन पट्टा(लीज), वन विभाग से मंजूरी और पर्यावरण संबंधी मंजूरी हेतु लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। 
*****
